भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्या 3560
03.04.2017 को उत्तर के लिए
कार्बन उत्सर्जन लागत पर कर लगाना
3560.
श्री तपन कुमार सेन : 
क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 
(क)
क्या यह सच है कि सरकार पहले से ही कार्बन उत्सर्जन लागत पर कर लगा रही है जिसके कारण आने वाले वर्षों में यूरिया के उत्पादन या बिजली उत्पादन के प्रयोजनार्थ कोयले के उपयोग पर आने वाली लागत बहुत ज्यादा हो जाएगी; 
(ख)
क्या यह भी सच है कि कार्बन डायऑक्साइड के उत्सर्जन पर प्रति टन 40 डालर का साधारण कर भी प्राकृतिक गैस को कोयले की तुलना में सबसे सस्ता विकल्प बना देगा और क्या यह भी सच है कि यह कर 100 डालर प्रति टन तक जा सकता है; और 
(ग)
यदि हां, तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले का उपयोग करने की दिशा में सरकार की भावी कार्यनीति क्या होगी?
उत्तर
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 

(श्री अनिल माधव दवे)

(क) और (ख)
भारत सरकार ने देश में स्‍वच्‍छ ऊर्जा कार्यकलापों के वित्‍तीयन और संवर्धन के प्रयोजन से घरेलू तौर पर उत्‍पादित अथवा आयातित कोयले पर 400 रूपए (लगभग $6.16) प्रतिटन का उपकर लगाकर राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) का गठन किया है, जो उपर्युक्‍त $40 से काफी कम है। लागत वृद्धि से निपटने के लिए सरकार ने बड़े कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की दक्षता में सुधार करने के लिए उन्‍हें दक्ष अतिविशिष्‍ट प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने, मौजूदा पुराने विद्युत संयंत्रों का चरणबद्ध रीति से नवीकरण और आधुनिकीकरण (आर एण्‍ड एम) और उपयोग कार्य-अवधि विस्‍तारण (एलई) करने के लिए अधिदेशित करने, निष्‍पादन, प्राप्ति और व्‍यापार (पीएटी) स्‍कीम के अंतर्गत दक्षता सुधार और कोयला परिष्‍करण सहित अनेक पहलें भी की हैं। वर्तमान में, उपकर को बढ़ाने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है। 

(ग)
भारत ने अपने राष्‍ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदानों (एनडीसी) में वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्‍म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से 40% संचयी विद्युत ऊर्जा की संस्‍थापित क्षमता का लक्ष्‍य प्राप्‍त करने की शपथ ली है। वर्ष 2022 तक 175 जीडब्‍ल्‍यू नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्‍य प्राप्‍त करने पर बल दिया जा रहा है।
*****
